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                 राज्‍य सभा 
                                                      अतारांकित प्रश्न सं0 1635     
                      27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए
ih,e,okbZ ds rgr vkoklu ;kstuk esa la'kksèku
1635- 
Jh fou; nhuw rasnqydj% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k izèkku ea=h vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds rgr 'kgjh {ks=ksa gsrq vkoklu ;kstuk ds fn'kk&funsZ'kksa esa la'kksèku fd;k x;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( 
¼[k½ D;k bl la'kksèu dk vkSfpR; bl ;kstuk ds nk;js dks c<kuk gS( vkSj 
¼x½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस स्‍कीम के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई (यू)} संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधान अब इस प्रकार हैं:- 
‘’अधिसूचित आयोजना/विकास क्षेत्रों सहित 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्‍बे और बाद में अधिसूचित किए गए कस्‍बे मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे।
किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशिष्‍ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्‍य विधान के अधीन ऐसा कोई विधान जिसे शहरी आयोजना और विनियोजनों के प्रकार्य सौंपे गए हैं, के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित आयोजना/विकास क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्र भी पीएमएवाई (यू) के अधीन शामिल किए जाएंगे।
नोट 1:- पीएमएवाई (जी) के लिए ग्रामीण विकास विभाग और पीएमएवाई (यू) के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एमआईएस लिकेंज से लाभार्थियों द्वारा दोबारा लाभ उठाने से बचा जा सकेगा। 
नोट 2: पीएमएवाई (जी) की स्‍थायी प्रतीक्षा सूची के लाभा‍र्थियों को पीएमएवाई (जी) अथवा पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत आवास का विकल्‍प देने की छूट होगी।
 नोट 3: सभी वर्तमान तथा भावी ग्रामीण स्‍कीमों के लाभों से उपर्युक्‍त परिभाषा द्वारा कवर किए गए किसी लाभार्थी को केवल इन आधारों पर वंचित नहीं किया जाएगा कि उसने पीएमएवाई (यू) के अधीन आवास का लाभ प्राप्‍त कर लिया है’’

इस संशोधन के पीछे तर्क यह है कि इस स्‍कीम की कवरेज को अधिसूचित कस्‍बों और उनके अतिरिक्‍त औद्योगिक कस्‍बों, विशिष्‍ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्‍य विधान के तहत सृजित ऐसा कोई प्राधिकरण, जिसे शहरी विकास और विनियमनों का प्रकार्य सौंपा गया है के आयोजना/विकास क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए। 
**********
